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HARYANA GOVT GAZ . MAY 27, 1986 (JYST. 6, 1908 SAKA ) 


1539 


.. 


दिनांक 15 मई . 1986 
सं ० प्रो ० वि ० सोनीपत/ 19-86/ 16974.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० (1 ) परिवहन आयुक्त 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , सोनीपत, के श्रमिक श्री नरेन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 
इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 

प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम - 78-32573, दिनांक 6 मवम्बर, 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

संप्रो० वि ० /16982.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) दी रजिस्ट्रार हरियाणा एग्रीकलचर 
यूनिवर्सिटी हिसार ( 2) डिप्टी इस्टेट आफिसर हरियाणा एग्रीकलचरल यूनिवसिटी हिसार के श्रमिक श्री राम पाल तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641- 1- श्रम - 78-325 73, दिनांक 6 नबम्बर, 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के 
वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : --- 

क्या श्री राम पाल , पुत्र श्री नन्द लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ./अम्बाला/49-86/16990.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि दी आफिसर इन्चार्ज 
संन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट , रिसर्च सेन्टर सैक्टर -27 , चण्डीगढ़ ( 2) दी सीनियर 
टेकनीकल असिस्टेन्ट . संन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च फार्म मन्सा देवी , डाकखाना 
मनीमाजरा पंचकुला ( अम्बाला ) के श्रमिक . श्री राम पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1985, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो.वि./पानी / 39-86 /16997.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० (1) दी इन्द्री केन ग्रोवर 
सोसायटी लि ०, गांव व डा ० इन्द्री जिला करनाल, ( 2) कैन कमीश्नर एण्ड सचिव शुगर केन कन्ट्रोल बोर्ड हरियाणा कार्यालय निदेशक 
एग्रीकलचर सेक्टर -17, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री बाबु राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 
18 अप्रल , 

द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो 
कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोच तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला हैं 

क्या श्री बाबू राम , पुत्र श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही. तो वह 

किस राहत का हकदार है ? 
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